
�वदेशी �नवेश को आक�षर् त करने के � नयम सर 
 
 बढ़ते हुए चालू खात े घाटे को कम करने के �लए �वदेशी �नवेशक� द्वारा  सरकार�  और
कॉरपोरेट बाँड� म� �वदेशी संस्थागत �नवेश  (एफआईआई) को आक�षर्त करने के �लए      सरकार ने
�नयम� को सरल बनाने क� घोषणा क� है। 
 
 एक अप्रैल से ला यह कदम �वदेशी संस्थागत �नवेशक� क� प्रमुख मांग � म� से एक थ
सरकार, सेबी और भारतीय �रजवर् ब�क ने बाँड� के �लए   समग्र सीमा  के भीतर एफआईआई  के �
उपसीमाओं को हटाने का �नणर्य �कया है 
 
 संपादक� के राष्ट्र�य सम्मेलन को संबो�धत करते हुए �वत्त मंतपी. �चदंबरम ने घोषणा 
क� �क अब से केवल दो सीमाएं ह�गी। एक सरकार� प्र�तभू�तय� म25 �ब�लयन �नवेश क� सीमा 
होगी। इसके अलावा कॉरपोरेट ब्रांड� के �ल 51 �ब�लयन डॉलर क� सीमा होगी िजसम� एफआईआई 
(25 �ब�लयन डॉलर), पात्र �वदेशी �नवेशक(एक �ब�लयन डॉलर) और द�घारव�ध अवसंरचना ब्रांड� म
एफआईआई के �लए 25 �ब�लयन डॉलर क� मौजूदा सीमा शा�मल है। 
 
 श्री �चदंबरम ने कह“केवल �वदेशी पूजंी प्रवाह के ज�रए ह� चालू खाते के घाट  (सीएडी) का 
�वित्तयन �कया जा सकता है” उन्ह�ने कहा �क चालू खाते घाटे , िजसके चालू �वत्त वष के दौरान 
सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्र�तशत होने क� आशंका , क� पू�त र् के �लए �वदेशी  संस्थागत पूंजी प्र
और �वदेशी प्रत्य� �नवेश ज़रूर� है। पूंजी प्रवाह म� अ�धकता से रूपए के  �गरावट पर �नयं
जा सकेगा और आयात के �लए पयार्प्त �वदेशी मुद्रा भ को सु�निश्चत �कया जा सकेगा  
 
(स्र- एज��सय� द्वारा प्राप्त सूचना तथा नई �दल्ल23-24 माचर् को आयोिजत संपादक� के दो
�दवसीय राष्ट्र�य सम्मेलन म� �हस्सा लेन वाले रोजगार समाचार के संपादक  श्री इरशाद अल�
मारूफ आलम क� �रपोटर् के आधार  ) 
 

 
 

राष्ट्र�य संपादक सम्मेलन म� �वत त 


